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मिली, हत्पतिवार, भक्तूबर 28, 1003/ fees, 1915 
No. 372 ] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28 , 1993 /KARITKA 6 . 1915 


बैशामिक नया सकनीकी मंत्रालय 


पफीसियस रिसीवरएस्टेट अधिकारी/पयन कर्मा प्रापुरत/पयन पही 
मभियंता की फार्मधाही 


प्रस्तुति : प्रो० एस०पी० रामकृष्णम 

अधिसुचना ( सांविधक ) 
राष्ट्रपति का सिस्ट्रेट वारंट राज्यपाल द्वारा मारे मिटि पुलिस 
अधीक्क पो बारी मिया गया/ सौंपा गया । 


कर कार्यालय 
सिक्कम पट्टी, मेक्कानूरणि , मदुरै जिला - 626514 


संवर्म : ( 1 ) तमिषनाए के रायगल द्वारा प्राप्त राष्ट्रपति के गृह 
विभाग का पृष्ठोकन सं० 90787/पोल - 8/ 88 दिनांक 8 के लिए 
04- 07-88 सहित प्रो० एम०पी . रामकृष्णन की संसूचना । 

( 2 ) श्री एस०के० होगरा, माई०पी०एस० पुलिस अधीक्षर मधुर 
मामीण का पन मी०सै० एलटिस जी 1/ 22386/ 88 वि० 13- 12- 88 1 

( 3 ) पुलिस अधीक्षक , मधुर ग्रामीण का एन एफ पन्न सं० जो 
1120/ 50023/ 91 दि . . . . . . . . . 12- 91 

( 4 ) भारत सरकार राष्ट्रपति/कार्मिक , सार्वजनिक शिकायत एवं 
पेंशन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायतों का विभाग 
नई दिल्ली का पक्ष सं . 21332/ 3/ बीटीएन पीजी - 02 दि . 23 -08- 93 

संम्मा सा . का . नि . 870 ( म ) ---प्राधिकार : प्रो० एस०पी० रामकृष्मन 
की संभूषना जिस पर राष्ट्रपति णामनकाल में केन्द्रीय प्रशासक की 
हैसियस से समिसना सरकार के राज्यपाल हॉ० पी०सी० एसकोडर 
पारा भेजा गया पत्र जिसपर यह रिमेव उपरिमेय " गृह निमाा पृष्ठाका 
संख्या 90787/पोल - 8/ 88 दिनांक 8 के लिए 04- 07- 88 प्राप्स " लिखा 
गया था , राष्ट्रपति का त्रिी -मसौवा है जिसमें 1971/ 80 के अधिनियम 
का संशोधित अनुभाग 14 मरकारी परिगर ( प्राधिकृत खमकारों की 
देवखसी ) भी है । 

सन् 1989 में मधुरै सिटि के पोपीओ के सहायक CA द्वारा राज्यपार 
के मिष उपरिनेच को पुष्टि की गई है । साथ ही ना ( निस ) विभाग 
के उपसचिव श्री सोनियामन ने भी इसकी पुष्टि मारो ए रिखा है कि 


तमिलना , 27 अगस्त, 1993 


विषय : रामनाङ कलेक्टर के बजाय , मदुरै पुचिम भवीलफ में 
भराजस्व यकाया के रूप में 47 सी पी ती 1908 ( V माफ 1908 ) 
के तहत वेष उपार की मसूनो सरकारी परिसर ( प्रमाधिकृत पबलकारों 
भी देवखली ) 1971/ 80 के अधिनियम का 147 अनुगान - संशोधित 
समिसना गृह नसावी तया भ. कारी ( नसावी एवं पायकारी निंग ) 
विभाप के संयुक्त सचिव एवं उनके अधीनस्थ श्री धकारियों से 
08-11- 1986 से ग्याजसहित बेप ऋष रूपये 748 . 52 नास का 
भुगतान संबंधी । 
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पुलिस राजनीतिक दखलंदाजी के कारण उनके आदेश का निष्पादन नहीं 
कर रही थी इसलिए उन्होने न्यायालय की मदद मागी । आगे यह भी 

कि राजनीतिक हस्तक्षेप के रहते इनके आदेश ( यानी उपन्यायालय 

यायाधीश का ) का भी यही हाल होगा और प्रो० एस०पी० रामकृष्णन 
से कहा कि सरकार के स्तर पर इस मामले का हल कर लें । 
इसलिए सदर्भ ( 3 ) मे उल्लिखित पत्राचार जरूरी होगा। 


. 


- 


- 


यह विशेष उपरिलेख राज्य सरकार का पृष्ठाकन नहीं है जैसा कि मदुरै 
ग्रामीण पुलिस कार्यालय के सहायक जी 1 ने प्रकल्पित करके कार्रवाई 
भी की है और राज्य सरकार सचिवालय, मद्रास- 600009 के पोल - 8 
अनुभाग के पीआर मे भी इसकी कोई प्रवृष्टि नहीं है । इस प्रकार इसको 
पुष्टि करते हुए कि यह राज्यपाल द्वारा प्रस्तुन केन्द्र सरकार का पृष्ठांकन 
है और उसमे राष्ट्रपति का यह और पारित अनुमोदन भी है कि प्रो० 
एस०पी० रामकणात का मुनिमुडल के स्तर पर सलामी प्रभाव सहित 
आमेलन किया और या भी किया गया है कि वे प्रधामन्त्री 
के कार्यों को जान हैं, सका और 
यह पहलेहील डोदि स० 1 56 

वर्गीकृत 
यनागुप्त कागज-पत्र ) मे प्रधानमंत्री द्वारा अशी तथा अनुमोदित है । 
वर्गीकृत गन्न/गुप्त कागभन के 46284) ( 12) ( 16 * * और 
केन्द्र सचिवालय नियमावलीमालयविधि भरा 73 (tta) . 
और राष्ट्रपति के मनिमडल सचिवालय , नई दिल्ली के पत्र स० 5/ 8/ 88 
होपीजी दि . 29- 11- 88 के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है । इस 
प्रकार प्रधान मत्री ने प्रो० एस०पी० रामकृष्णन का विज्ञान एवं तकनीकी 
मंत्रालय मे पामेलन करके उनको एक सुविधाजनक पद पर नियुक्त 
किया और तमिलनाडु मे द्रमुक तथा अन्नाद्रमुक के शासनकाल में हुए 
राजनीतिक परिपीडन के राजनीतिक हल के रूप में केन्द्र सरकार ने जो 
हल पेश किया उसका राष्ट्रपति महोदय ने औपचारिक रूप से अनमोदन 
भी किया है जिससे कि प्रो० एस०पो० रामकृष्णन के आदेशों को रूठ 
एक अलिखित सकेत मानकर प्रधानमन्त्री प्रार गाधी के आदेश तथा 
राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति की डक्री माना जाए । 

आदेश 1971/ 80 के अधिनयम सरकारी परिसर ( माधिकृत 
दखलकारों की बेदखली ) के अनुभाग 14 को संशोधित करते हुए उसी 
के तहत सिडको SIDCO तथा टिक TIIC के अध्यक्षो से दि० 
08- 11-86 से ज्याजसहित रुपये 748 . 92 लाख की वसूली करने का 
सपदा अधिकारी के हसियत से प्रो . एस. पा रामकृष्णन द्वास तारित 
एव जारी किये गये प्रमाणपत्र को राष्ट्रपति ने दि . 04 07 88 को अगीकार. . 
किया है । सशोधन का प्रमाणत्याह है कि रामगडकिलदर के बय राष्ट्रपति 
को डिक को रखने वाले गुनिन अपक्ष केन्द्र : ऋग / ए ... 
47 सोपी सो 1908 ( V आफ 1908 ) को वसूला भूराजस्व बकाया के रूप 
मे करके भारत अपन चपक अनिया, शाद अधिकारी प्रो . एस. थी . 
रामणी के नाम जौ करत चहर । पान पस 
राष्ट्री -डिके द्वाराअधि। बोकर मरमिटे पनि प्रमोशमी के पावर 
आईपी०एस०को जो डिको रखे हुए हैं । वसूलो प्रावकारी है, मोंगा 
गया और यह भी कहा गया कि वह र नन 3 कोस्टर को स्नो अभिमसे 
के रूप मे न सौंपा जाए और उपयुक्त रकम को तुष्टि के लिए वसनी 
का प्राधिकार न दिया जाए, पर उन्होने अधिकार क्षेत्र की बात पर 
उसको मदर के पुलिस अधीक्षक के नाम स्थानातरित कर दिया । 
__ जब कि राज्यपाल को राष्ट्रपत्ति - डिको को गलती से राज्यपाल की 
अर्जी मानकर उसे रामनाड पुलिस अधीक्षक को परमकडो के इंडस्टियल 
एस्टेट के प्रो० एस०पी० रामकृष्णन का संरक्षण करने के लिए भेजा 
गया । देखें चमरलि जन सदर्भ ( 2 ) पी पी क र 1971/ 30 के 
तहा अभिहि । तथा मुख्य न का द्वारा पुष्टि किये में परमही 
पार को ओ के नाम दि - 15- 03 87 के पत्र के मातार अभी तक 
उन्हें हाई कस्न का कोई सरक्षण नही दिया गया है । सी आई की 
क्यू गाना पुलिस ने यह घोषणा की है कि रामनाङ पुलिस ने राष्ट्रपति 
डिक्री का निष्पादन / प्रवर्द्धन न करके एक बहुत भारी गलती की है 
और उसके कारण उनको मरक्षम नही दिया जा सका । 

सपदा अधिकारी श्री एम०पी० रामकृष्णन के आदेश की पुष्टि सिविल 
न्यायालय की डिको के तप मे की , गई और यह मादेश उपन्यायालय 
द्वारा निष्पादन के लिए दि . 3- 7-89 को मदुरे स्थित रामनाङ उप 
न्यायालय की मिसिल में शामिल किया गया । उप -न्यायालय के माननीय 
न्यायाधीश ने सिडको SIDCO एवं टिक TIIC के परामर्शदाताओं के 
सामने खुले न्यायालय मे बताया कि अर्जीदार प्रो०एम०पी० रामकृष्णन 
ही आदेश पारित करने वाले एव निष्पादन अधिकारी हैं और चूकि रामनाड 


LETECHHHHHH 


कामिक, कायनानमालय प्रशाक सुधार एव 
ला शिकायत भाग अध्यापन ल्लिखित ) 
“ मैं सोडा- सा परिवर्तन करकेत ऋणको बली-पद्धति को मजाइश 
इस तरह बढ़ा दी है कि यह ऋग केन्द्र सरकार को देय है जिसे 
काधिके लियेई और बादन शुल्क की आय से इस 
प्रकोण के प्राय माना है कि ग्रह ऋणनौस पीई राष्णन को चुकाने 
हेतु तमिलनाडु सरकार के कोष बिलो को जारी करके वसूल किया 
पया । साथ में यह भी सूचित किया कि श्री एल० पलमले , भा०प्र० 
से , संगुका सचिव , रामिलनाडु सरकार ( गृह नशाबदी एव उत्पादन शुल्क 
विभाग, फोर्ट सेंट जार्ज, मद्रास - 600009 ) राज्यपाल के अध्यक्षीय 

डाकन द्वार। केन्द्रीय सरकार को पहले से निश्चित दाव / देय चुकाने से 
प्रबंधित है । अतः रु० 748 92 लाख का दि . 8-11-86 से ब्याज 
वहित २० 15 73 करोड दि० 27-7-92 तक सयुक्त सचिव , तमिलनादु 
सरकार , गृह नशाबदी एव उत्पादन शुल्क विभाग एव उनके क्षेत्राधिकार 
के अन्तर्गत सभी अधीनस्थ अधिकारी जो गनालय/विभाग द्वारा निश्चित 
उक्त राशि के भुगतान से सबधित हैं । 

जो व्यक्ति यह सूचना/ प्रादेश मिलने पर इसके अनुपालन करने से 
इनकार करता है या युक्त सचिव , तमिलनाडु, सरकार को देय राशि 
का भुगतान करहा है, वह प्रायकर अधिनियम 1961 को दूसरी व 
तीसरी सूची के प्रावधानो एव आयकर नियम 1962 ( प्रमाण -पत्र कार्य 
पाहा के अन्तर्गत अपने व्यक्तिमत रूप से केन्द्रीय सरकार के ऋण की 
चुकाने का यो होस . . . . . . . : : : 

असा पुलिस प्रशासन मगुरे ग्रामीण से यह अनुरोन है कि वे रामनाड 
के पुलिस अधीक्षक को गलती से औपचारिक राज्य सरकार के गह 
पिना का डाक्न मानकर भेजा गया राष्ट्रपति के आदेश - मसौदे को 
पापा मार ले । साथ ही राज भवन या राष्ट्रमात या दोनों से मदर 
शहर के जिला पुलिा कार्यालय को भेजा गा गोपीय कमजात को 
छडाने के लिए समधित वायरलेस सदेश को , भी इकटठा कर लें । ये 
कागजात उम समय के पुलिस अधीक्षक , मदुरै सहर द्वारा द्रमुक ने 
के राजनेतिक दबाव के कारण जानबूझकर, छिपाये गये थे । साथ में 
समाहर्तालय के नशाबदी एवं उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियो सहित 
सभी अधिकारियों को एक जिला न्यायालय व उपन्यायालय को सुमित 
करें जो सयुक्त सचिव , तमिलनाडु सरकार की रकम रखते हैं या 
को संभावना है कि केन्द्रीय सरकार को देय उक्त सार्वजनकि ऋण को 
प्रो० एस०पी० रामकृष्णन के खाते मे चुकाने के दायी होगे । प्रोन्नती 
रामकृष्णन के पवित्व एव पवन ऊर्जा प्रायुक्त को तमिलनाडु सरकार और 
उनकी ऐजन्सिया -सिडको SIDCO एव टिक TIC , T NLB तमिलनाड़ 
बिजली बोर्ड और अण्णा व मद्रास विश्वविद्यालय प्रादि की दुरभिसधि से 
" औद्योगिक संपदा " और " पवन चक्की प्रौद्योगिकी स्थान तरण " की 
केन्द्रीय निधि - का शैतानी षडयन से प्रनिरूपण व दुनियोजन करके विध्वंस 
किया जा रहा है । 

राज्यपाल के अध्यक्षीय अधिकार में 
एफ०सं०एम० औ० ( एसटी ) डब्ल्य ईसी सीएनएए/ 86/ 11511 


न्यायालय 


789 को मदुरे स्थित 


लय की मिसिल में 


प्रो० एस०पी० रामकृष्णन , भासीक पधन पक्की अभियंता 

पी पी अधिनियम के अन्तर्गत सपदा अधिकार 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मत्रालय के 
मंत्रि -जडल के मत्रियों के स्तर के पदर्भ Area 
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ulitica 
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. Rajiv 
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पारन का राजपा असार 
- a - - - 

- 
- 

- - - - - - - - 

- - - - - 

- - - - - - - = = 
MINISTRY OF SCIENCE & TECHNNOLOGY vītect and authoused him to perform tne functions or 

Iru Minister in so far as the Wind Energy Com . 
Tomabedings of Indian Windmil Engineen Wind Eneig 

iss up su coi. eined as already adopted approved by 
Commissioner Estate Officer Official Receiver. 

the PM 111 JS ( A ) Dy No 3156 dat 19 - 1 - 86 (Class 

fied Instruments & cret Papeis ) Vide Paras 6244 ) , 
Presult Prol, S P Ramlikni ho ın 

63 ( 12 ) , ( 16 ), 05 and 73 ( 1) (a ) of Centul Secreta . 
NOTII-ICATION (Stalutazy ) 

llat Muual o Olic Procedure und us lurther con 

firmed by the Cabinet Sucr arial, New Delhi of the 
Pruderiral Distraint Warrant of Governor Issuedt President in Lr No 5 8188 - DFG D 29- 11-88 Thu , 
Hard d out to Supt of Police , Madurai ( C ) 

the tune M1Sur has absorbed and ANSCONCED 

Prof S P Rainh ishna in the Minny Oy Science 
Camp Ofice. 

& Technology and the President has formally ap 
Sikki lupatty, 

proved — a political solution fouAd By the Central 
Checka utáni, 

Goyt for the Political vic imization by the Tamil 
Madurai Dt. 676514 . 

Nadu Govt during the DMK and ADMK Rule to 

that orders of Prof SP Ramakrishnan to be 
Tamil Nadu *Kc 27th August , 1993 

deemed as orders of the Fume Mmster , Rajiv 

Gandhi and Presiden ial Decree of Governor by 
i Ricovery of Debt due U 47 CPL 1908 

convention and unwritten code 
( V of. 1908 ) by Sundt. of Police , Midurar 
ingtead of by Collector, Ramint as an Ar 

ORDER 
reat of Land Reve jue - Section 14 of Public 
Pilemises (Eviction of Unauthori ad Occu 

The Pris .den huus on 4 - 7 -88 adopted the Certint 
porn Act 1971/ 1980 - Aindnded - Pay 

vate $1, 14 1 and issued by Prof S P Ramakrishnan . 
pient of Debt tuc of R $ 748 92 lakhs with 

in the capacityof Estat : Ollicur fyr Recoverypt 
intcreșt fom 8 - 11 - 86 by Joint Secretary to 

PS 748 m2 lakh , wi h futhiei ntoreșt fiom 8 - 1,1 -86 
Govt of Tamil Nadu Home Proh bition ud 

from Chairinan SIDCO and Chaufinan TIIC anlend 
Froise (Prohibition and Exrige Wing) Dept 

in : Secton 14 of Public Premis Friction of Wizz 
and his Subordinate Oficers Reg 

111 *housed Occupants ) Act 1971 | 1980 hv effect of 
Communication of Prof S P Rami 

the amund neilt is that the Supdt of Polce holding the 
krishnan with Presidentiat Home Dept Ln 

ridorgirntial decrec shall proceed lo recover the 
dorsement No, 90787 |Pol 81 %. Date 8 foi 

Jeht daythe Central Govt US 47 CPC 1908 ( V 
4 - 7 - 88 from tho Governor of Tamil Nadu 

u ! 1908 ) intund of Collector Raniad is all arrear 

of Land Rime and depost to the credit of Prof 
* The LIC No 1 Di G1223618 Jited 

SP, Rain . krislinan , India i Windinil Engincer, 
13 . 12 -88 from Shiş K Dogra IPS 

F 6716 Ollicct 5 tle mode of recovery has been mo 
Supdt of Police Madurai Rural 

dried by h Prestuntiat Dre -de of Coventior and 
3 N . Ret 11 No 62112050023191 (lled 

handed over to the Sundt of Polico Madurai ( vy . 

Shui K Sekilns who i , the D MC- Taatior Re 
- 12- 91 from the Surdt of Pol Cu , Madurai 

covery Offivci and 701 handed over to the Collector , 
Rural 

Ramad 1 Recovery Officer and duth vd hm to 
4 Lr No 21532| 3 GTN /PG -92 Died secover and strof the aid mount bu 112 has trans 
23 - 9 - 92 f um Govt of 11012 Presidunt Mlu Iuired it to the Supdt of Police , Madurai Rural on 
Presonnel, Public Grievances and Pensions point of adicion 
Do Administrative Relorins and Public 
Grievances New Delhi 

Whereas the said President al Duer , of Govenior 

Woul loated as petition from the Governor and 
R 6761E ) — Authority Thy cominuni alion sent to Sundt of Police , Ramnad for giving nrotec 
O Pr f S P Ramakrishnan with special super tion of Prof S P Ramakrishnan in the Industrial 
ription " Received Hoint Department Fndorsement 

T stato Paramakudi Vide Refejcice ( 2 ) cited But yo 
No 00787|Pol-888 Date 8 for 4 - 7 - 88 " by the Goy 

f71 70 protection has been given to him to perform 
error of Tamil Nadu Dr PC Alexander in the the functions of Estate Office " under PP Act 19711 
carac ty of ( antral Adm ustrator dun ilt the Uniti y 1987 as itp mated and confirmed by the Chief 
Rulc of the Priso it is thr Presidential D : ift. De 

Minister ( all in the letter of RDO , Paramaki d DE 
cies in which Sec on 14 of Public Premises (Eviction 

15 . 387 inc : Ramond Pelica hivernmin t cd hig 
of Urru horiscu Occupants ) Act 197111990 199 been blundai ar terlarer hv CBI throuoh O Branch P . Ice 
amended The special superscription of the Governor and not excluded /enforced the Presidential Decrec 
tuus teen confirmed by tlic C4 Asst of DPO Madura of Governor 
Crtv i 1989 Besides Shri Srigivasan , Dv Secretary , 
Homr (Police ) Dort has also confirined that the spa . When thr order of the Fstate Offirer Prof SP 
cal superscription is not State Govt Endorsenient ut Ramakrishn911 has been confiimed 75 a Decree of 
IcSimed ond acted by the Gi Asst of DPC Vidui rivil Court and aken ( 7 film of the Suh - Court , 
Rural and there is no citry in the PR of Pol- 8 Se . Ramnid nt Madurai, on 3 - 7 -89 for crecution by Suh 
tuin of State Govt Secretariat Madras -600009 Theių . rout The Hon ble Judge of Sub - Court orally ob 
hov romfirming that it 19 a Central Govt Endorse , Hrver in the Oner Court before the Counsels of 
nient of Governor in which the President has given SIDCO and TIIC That Fetitioner Fstate Office Prof. 
fryonial approval of absorption of Prof $ . P . Rama S P Ramakrishnan is the passing authority and cre 
hrpuan at Cabinet Minister level with retrospective cuting authority and resorted to thc help of court 
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( 1 ) 


for cxecution since Ramnad Police have not executed 
his order owing to political interference and also ob 
served that in as much as the political interference is 
there his order ( Order of Judge of Sub - Court) will 
also meet with the same fate and advised Prof. S. P . 
Ramakrishnan to resolve it at Government level. With 
the result , further correspondence cited in Reference 
( 3 ) has become necessary . 


Now , the President in the Mio . Personnel Public 
Grievances and Pensions Djo . Administrative Reforms 
and Public Grievances Lr. Cited in Roforence (4 ) has 
further modified and enlarged the scope and mode 
of rocovery of said debt as public debt due to Central 
Government payable from the proceeds of Probibi 
tion and Excise which forms part of Consolidated 
Fund of the State in satisfaction of the certificate as 
debt raised by issue of Treasury Bills of Tamil Nadu 
Government for the debt due to Prof. S . P . Rama 
krishnan and informed that Shri. L . Palamalai, IAS, 
Joint Secretary to Government of Tamli Nadu Home 
Prohibition and Excise ( Prohibition and Excise Wing) 
Dept., Fort St. George , Madras -600009 are concern 
ed with payment of debt due to Central Government 
as claims dues as already decreed by the Presidential 
Endorsement of the Governor. Therefore Rs. 748. 92 
lakh with further interest from 8 -11 - 86 Rs. 15 . 73 
crores as on 27- 7 -92 will be paid by Joint Secretary 
to Government of Tamil Nadu , Home Prohibition and 
Excise (Prohibition and Excisc Wing) Dept. and by 
all Subordinate Officers under his jurisdiction who 
all concerned with payment of said amount as decided 
by the President in the said Ministry Department 


as debtor to Ccnéral Govemment, under the provi 
sions of Second and Third Schedules to the Income 
tax Act, 1961 and the Income-tax (Certificate 
Proceedings ) Rules, 1962. 

The Supdt, of Police , Madurai Rural is , therefore , 
requested to recall the Presidential Draft Docreo 
wrongly sent to Supdt. of Police, Ramnad assuming 
and mistaking it as formal State Governmeat Homo 
Department Endorsement and also collect the con 
nected wireless message sent to DPO , Madurai City 
from Raj Bhavan or Rashtrapathi Bhavan or both 
for delivery of secret papers deliberately suppressed 
by the then Supt. of Police , Madurai City under 
positical pressure of DMK leaders and inform all 
officers including officers attached to Prohibition and 
Excise Wing of Collectorate and also District Court 
and High Court, who hold or may hold any money 
for or on account of the Joint Secretary to Govt, of 
Tamil Nadu Home Prohibition and Excise (Prohibi 
tion and Excise Wing) Dept., Fort St. George , 
Madras- 600009 of their liability to pay the said pubilo 
debt due to Central Govt, to the credit of Prof. S . I . 
Ramakrishnan whose Ministership and Wind Energy 
Commission is being sabotaged by a diabolical ploc 
of impersonation and misappropriation of catral funds 
for Industrial Estates and Windmill Techaology 
Transfer by Govt. of Tamil Nadu and their agen 
cies SIDCO , TIIC , INEB and Anna and Madras 
Universities in collusion . 

By Presidential Warrant of Governor 
[F . No. My.(S & T );WECCNAA |86 |1153 . II ) 
PROF . S P . RAMAKRISHNAN , Indian 

Windmill Engineer , 
Estate Officer Under PP Act, 
Ex-officio Sccrctary at Cabinet Minister 
level Ministry of Science and Technology 


If any one to whom a copy of this notice order is 
sent fails to comply with this order or discharges any 
money holding for or on accouat of said Joint Scc 
retary to Government of Tamil Nadu as his liability 
to him shall be personally llable to pay the said sum 
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